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गलियारे से.....

सहकारी आंदोलन को समर््पपित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र (मारवाड़ आंचल से प्रकाशित)  

पृष्ठ @ 4  

संस्थापक 
स्मृतिशेष भगवानदास वैष्णव

सहकारिता का असली 
अर््थ संकट के समय संस्था 
का संबल बनना है, न 
कि घाटे और बदहाली के 
बीच कागजी नीतियोों और 
निरर््थक खर्चचों से उसकी 
सांसेें घोोंटना......

​जयपुर | राजस्थान के सहकारी बैैंकोों मेें इन 
दिनोों प्रतिनियुक्ति का एक ऐसा सिलसिला 
चल रहा है, जो न केवल वित्तीय अनुशासन 
पर गंभीर सवाल खड़़े कर रहा है, बल्कि 
बैैंकोों के वित्तीय संसाधनोों पर भी भारी पड़ 
रहा है। राजस्थान विधानसभा मेें हाल ही 
मेें प्रस्तुत एक अताराांकित प्रश्न के उत्तर मेें 
सामने आए तथ्ययों ने सहकारिता विभाग की 
कार््यप्रणाली पर बड़़े प्रश्नचिह्न लगा दिए हैैं। ​
प्रदेश के एपेक्स बैैंक और जिला केें द्रीय 
सहकारी बैैंकोों मेें चल रहे प्रतिनियुक्ति के 
इस दौर के कारण एक तरफ जहाां वित्तीय 
अनुशासन प्रभावित हो रहा है, वहीीं दसूरी 
तरफ बैैंकोों का खजाना भी तेजी से रिक्त 
होता जा रहा है।विधानसभा मेें दिए गए 
विभागीय लिखित उत्तर से यह स्पष्ट है कि 
इन बैैंकोों मेें स्वीकृत पदोों की संख्या के 

नियमोों की अनदेखी की जा रही है। यहाां 
सहायक, उप और संयुक्त पंजीयकोों की 
बड़़ी संख्या को प्रशासनिक आवश्यकता 
का हवाला देकर तैनात किया गया है, किंतु 
यह व्यवस्था बैैंकोों के लिए प्रतिकूल साबित 
हो रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इन 
विशिष्ट प्रतिनियुक्तियोों के कारण पिछले 
तीन वर्षषों मेें बैैंकोों पर 68 लाख 50 हजार 
253 रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार 
पड़़ा है। आम जनता की सेवा और कृषि 
विकास के लिए निर्धारित यह निधि चुनिदंा 
अधिकारियोों की सुविधाओ ं पर खर््च की 
जा रही है। सबसे बड़़ी विडंबना यह है कि 
इन नियुक्तियोों के लिए वित्त विभाग की 
अनिवार््य स्वीकृति लेना भी आवश्यक नहीीं 
समझा गया। नियमोों की इस खुली अनदेखी 
ने यह सिद्ध कर दिया है कि इन संस्थानोों 
को वित्तीय हितोों के बजाय अधिकारियोों 
के लिए सुविधा केें द्र माना जा रहा है। 

सहकारी बैैंकोों मेें प्रतिनियुक्ति का ‘अतिरके’
राजस्थान के सहकारी बैैंकोों मेें बिना स्वीकृति प्रतिनियुक्ति से वित्तीय अनुशासन प्रभावित और खजाने पर 68 लाख से अधिक का अतिरिक्त भार

समितियोों की उपेक्षा 
​वर््तमान मेें एपेक्स बैैंक और 
जिला केें द्रीय सहकारी बैैंकोों 
मेें लंबे समय से निर््ववाचित 
संचालक मंडलोों के चुनाव 
नहीीं हुए हैैं। बोर््ड के अभाव 
मेें इन बैैंकोों का प्रबंधन सीधे 
प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 
है, जिससे स्थिति और भी 
विकट हो गई है। ​विडंबना यह 
है कि इन बैैंकोों की आधारभूत 
इकाइयोों यानी ग्राम सेवा 
सहकारी समितियोों की सहमति 
और परामर््श के बिना ही 
मनमाफिक निर््णय व प्रस्ताव 
पारित किए जा रहे हैैं।

मनमानी नियुक्तियोों का 
संकट और आधारभूत

मानदंडोों की अनदेखी और दागी अधिकारियोों की तैनाती
सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक की लगातार सख्ती और प्रशासनिक कड़ाई के परिणामस्वरूप प्रदेश 
के कई केें द्रीय सहकारी बैैंकोों की वित्तीय स्थिति और कार््यप्रणाली मेें सकारात्मक बदलाव आया है। इसके 
बावजूद, विभागीय स्तर पर नाबार््ड और भारतीय रिजर््व बैैंक के फिट एंड प्रॉपर मानदंडोों के पालन को लेकर 
गंभीर चितंाएं जताई जा रही हैैं। आरोप हैैं कि गंभीर 16 सीसीए जाांच के दायरे मेें आने वाले तथा अकुशल 
अधिकारियोों को प्रबंध निदशक व अधिशाषी अधिकारी जैसे संवेदनशील पदोों पर नियुक्त किया जा रहा है। 
नियमोों की यह अनदेखी सहकारी सिद्धधांतोों के विपरीत है और बैैंकोों की कार््यक्षमता व सुचिता के लिए चुनौती 
बनी हुई है। जानकारोों का मानना है कि यदि मंत्री जी की मंशा के अनुरूप इन नियुक्तियोों की भी समीक्षा कर 
रोक नहीीं लगाई गई, तो यह स्थिति सहकारी बैैंकिंग ढाांचे को नुकसान पहंुचा सकती है।

लाख रुपये का पड़़ा अतिरिक्त वित्तीय भार, 
नियमोों को ताक पर रखकर दी गईं प्रतिनियुक्तियाां

वर्षषों से सहकारिता बैैंक बने अधिकारियोों के सुविधा 
केें द्र, वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना नियुक्तियाां

जाांच के दायरे मेें आने वाले 
दागी अधिकारियोों को सौौंपी 

गईं संवेदनशील पदोों की जिम्मेदारियाां

जयपुर | प्रदेश के सहकारी बैैंकोों से जुड़़े 
अधिकारियोों और कर््मचारियोों के लंबे 
समय से प्रतीक्षित 17वेें वेतन समझौते की 
प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से तेज कर दी 
गई है। राज्य सरकार के सहकारिता विभाग 
ने इस दिशा मेें एक बड़़ा कदम उठाते हुए, 
सहकारी बैैंकोों के वेतनमान और अन्य सेवा 
सुविधाओ ंमेें संशोधन के संबंध मेें सुझाव 
देने के लिए शासन सचिव सहकारिता 
विभाग की अध्यक्षता मेें एक उच्चस्तरीय 
विशेष समिति का गठन किया है। इस 
निर््णय से राज्यभर के सहकारी संस्थानोों 
के हजारोों कर््मचारियोों मेें नए वेतनमान 
को लेकर उम्मीदेें जग गई हैैं। गठित की 
गई यह समिति, राजस्थान राज्य सहकारी 
बैैंक लिमिटेड (जयपुर) के साथ-साथ राज्य 

के सभी केें द्रीय सहकारी बैैंकोों, राजस्थान 
राज्य सहकारी भूमि विकास बैैंक लिमिटेड 
(जयपुर) और राज्य के तमाम प्राथमिक 

सहकारी भूमि विकास बैैंकोों मेें कार््यरत 
कर््ममियोों के वेतन ढाांचे का गहन विश्लेषण 
करेगी। समिति का मुख्य दायित्व यह होगा 

कि वह विभिन्न बैैंकोों की वित्तीय सेहत 
और उनकी आर््थथिक स्थिति का बारीकी 
से अध्ययन करे। इसके आधार पर यह 

उच्चस्तरीय निकाय अपने ठोस सुझाव और 
सिफारिशेें शासन को सौौंपेगा, जिसके बाद 
आगामी वेतन समझौते की रूपरेखा तय 
की जाएगी। विभाग से प्राप्त जानकारी के 
अनुसार, यह समिति कर््मचारी संगठनोों की 
ओर से समय-समय पर सौौंपे गए ज्ञापनोों 
और माांगपत्ररों का भी विस्तार से परीक्षण 
करेगी। प्रक्रिया के तहत, समिति के सदस्य 
विभिन्न कर््मचारी संगठनोों के प्रतिनिधियोों 
के साथ विस्तृत चर्चा और संवाद स्थापित 
करेेंगे, ताकि उनकी वास्तविक समस्याओ ं
और माांगोों को समग्र रूप से समझा जा 
सके। माना जा रहा है कि इस समिति की 
रिपोर््ट आने के बाद, राज्य के सहकारी 
क्षेत्र के कर््ममियोों के वेतनमान मेें संशोधन 
और अन्य वित्तीय लाभ मिलने का मार््ग 
प्रशस्त होगा, जिससे बैैंकिंग कामकाज 
मेें और अधिक पारदर््शशिता आएगी। 

सहकारी बैैंक कर््मचारियोों के 17वेें वेतन समझौते हेतु उच्चस्तरीय 
समिति गठित; वित्तीय स्थिति का अध्ययन कर देगी सिफारिशेें

वित्तीय सुधार और वेतन संशोधन: समिति के समक्ष नई चुनौतियाँ
विशेषज््ञो ों का मानना ह ै कि वेतन संशोधन की इस प्रक्रिया के दौरान 
समिति के समक्ष कई वित्तीय चुनौतियाँ रहेेंगी । इस विशेष समिति के 
विचारणीय बिंदओु ं मेें बैैंकों  मेें वेतनमान समझौते को लागू करने के 
तार््ककि क आधार तय करना शामिल है । इसके अलावा, वेतन समझौतों  
की उचित आवृत्ति निर््धधारित करने के साथ-साथ केें द्रीय सहकारी बैैंकों  
की सी.आर.ए.आर. संधारण स्थिति का आकलन किया जाएगा ।​समिति 
रिजर््व बैैंक के मानकों  के अनुरूप बैैंकों  की एन.पी.ए. स्थिति की गहराई 
से समीक्षा करेगी । साथ ही, केें द्रीय सहकारी बैैंकों , ग्राम सेवा समितियों  
तथा भूमि विकास बैैंकों  के आपसी वित्तीय असंतुलन जैसे गंभीर मुद््दो ों 
पर मंथन होगा । इन तमाम आर््थथिक संकेतकों  का अध्ययन करने के 
उपरांत ही समिति अपनी अंतिम संस्तुतियाँ सरकार को सौपंेगी ।

शासन सचिव की अध्यक्षता मेें विशेष समिति का गठन : विभिन्न बैैंकोों की वित्तीय सेहत का होगा गहन विश्लेषण

एसएचजी सशक्तिकरण अभियान के तहत प्रति कार््यक्रम 5,000 
रुपये की वित्तीय सहायता से वीएलपी का आयोजन करेगा नाबार््ड

जयपुर | राष्ट् रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैैंक 
(नाबार््ड) के राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 
वित्तीय वर््ष 2026-27 के लिए स्वयं सहायता 
समूह (एसएचजी) बैैंक सहबद्धता कार््यक्रम 
को मजबूत करने हेतु विशेष दिशा-निर्देश जारी 
किए गए हैैं। इसके तहत, प्रदेशभर मेें ग्रामीण 
स्तर पर संवाद और वित्तीय सेवाओ ं के विस्तार 
के लिए ‘ग्राम स्तरीय कार््यक्रमोों’ (विलेज लेवल 
प्रोग्राम्स - वीएलपी) के आयोजन का खाका 
तैयार किया गया है। नाबार््ड के राजस्थान क्षेत्रीय 
कार्यालय के उप महाप्रबंधक राजकुमार द्वारा 
जारी आदेश के अनुसार, इन कार््यक्रमोों का मुख्य 
उद्देश्य बैैंकर््स, स्वयं सहायता समूहोों के प्रोत्साहन 
संस्थानोों (एसएचपीआई/एनजीओ), राज्य 
ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) और 
स्वयं सहायता समूह के सदस्ययों के बीच आपसी 
तालमेल व संवाद को बेहतर करना है। इस बेहतर 
समझ से समूहोों को आसानी से ऋण (क्रेडि ट 
लिकेंज) मिलने के साथ-साथ ऋण वसूली प्रक्रिया 
मेें भी उल्लेखनीय सुधार आ सकेगा।​वर््ष 2026-
27 के दौरान राजस्थान राज्य के विभिन्न बैैंकोों के 

लिए कुल 990 ग्राम स्तरीय कार््यक्रमोों का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया है, जिसके लिए प्रति कार््यक्रम 
अधिकतम 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता का 
प्रावधान रखा गया है।इन सभी प्रस्तावोों और दावोों 
(क्लेम्स) को पारदर््शशिता के साथ केवल नाबार््ड 
के ‘इंगेज पोर््टल’ (इंगेज पोर््टल) के माध्यम से ही 
प्रस्तुत करना अनिवार््य किया गया है। पोर््टल पर 

स्वीकृति मिलने के बाद ही वीएलपी का आयोजन 
किया जा सकेगा। इन आयोजनोों के दौरान समूहोों 
का श्रेणीकरण, ऋणोों की सैद्धधांतिक मंजूरी, चेक 
बुक वितरण, माइक्रो एटीएम के उपयोग की 
जानकारी, बचत खाते खोलना और सामाजिक 
सुरक्षा योजनाओ ं से हितग्राहियोों को जोड़ना 
जैसी प्रमुख गतिविधियाां संचालित की जाएंगी। 

स्टे हटाने के लिए हाईकोर््ट पहँुची सरकार और 
लिमिटेशन एक्ट की धारा-5 के तहत नोटिस जारी

पैक्स कर््मचारियोों की स्क्रीनिगं का मामला

जोधपुर | पैक्स कर््मचारियोों की स्क्रीनिगं से जुड़़े मामले 
मेें राज्य सरकार ने राजस्थान सहकारी कर््मचारी संघ 
के खिलाफ हाईकोर््ट का रुख किया है। सरकार ने 
राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश 
(स्टे) को हटवाने की कवायद तेज कर दी है। इस मामले 
मेें पहले स्क्रीनिगं और जााँच के लिए राज्य स्तरीय 
समिति का गठन किया गया था, जिसके खिलाफ 
राजस्थान सहकारी कर््मचारी संघ ने कोर््ट का दरवाजा 
खटखटाकर स्टे प्राप्त कर लिया था। अब सरकार 

इस स्टे को हटवाने के लिए हाईकोर््ट मेें विशेष अपील 
याचिका दायर कर रही है।​इसी कड़़ी मेें, राजस्थान 
उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर के मुख्य न्यायाधीश 
संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर््तति मुन्नुरी लक्ष्मण की 
खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत 
ने लिमिटेशन अधिनियम की धारा-5 के तहत दायर 
प्रार््थना-पत्र (एप्लिकेशन) पर प्रतिवादी राजस्थान 
सहकारी कर््मचारी संघ को नोटिस जारी किया है और 
इस मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद तय 
की गई है, जिस पर प्रदेशभर के पैक्स कर््मचारियोों की 
निगाहेें टिकी हुई हैैं।
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केें द्रीय सहकारी बैैंकोों के निदेशकोों 
और सीईओ की नियुक्ति के संबंध 
मेें संशोधित सूचना भेजने के निर्देश

जयपुर | भारतीय रिजर््व बैैंक 
द्वारा निर्धारित ‘उचित और 
योग्य’ मानदंडोों के अनुसार, राज्य 
सहकारी बैैंकोों तथा जिला केें द्रीय 
सहकारी बैैंकोों के निदशकोों 
और मुख्य कार््यकारी 
अधिकारियोों की 
नियुक्ति से संबंधित 
सूचना को लेकर, 
राजस्थान स्टेट को-
ऑपरेटिव बैैंक के 
आयोजना एवं विकास 
विभाग द्वारा राज्य के 
समस्त केें द्रीय सहकारी 
बैैंकोों के प्रबंध निदशकोों को 
एक महत्वपूर््ण पत्र जारी 
किया गया है। पत्र के अनुसार, 
केें द्रीय सहकारी बैैंकोों के मुख्य 
कार््यकारी अधिकारियोों एवं 
संचालक मंडल की स्थिति की 
जो सूचना नाबार््ड को 31 जुलाई 
2026 तक प्रेषित की गई थी, 

उसकी प्रति संलग्न कर भेजी 
गई है। यदि 31 अगस्त 2026 
तक बैैंक की सूचना मेें किसी भी 
प्रकार का कोई संशोधन हुआ है, 
तो संबंधित बैैंक को अत्यावश्यक 
रूप से आगामी 8 सितंबर 2026 

तक संशोधित सूचना 
ईमेल के माध्यम से 

भिजवाने के निर्देश 
दिए गए हैैं। यदि 
बैैंक की सूचना मेें 
किसी प्रकार का 
संशोधन नहीीं है, 

तो उस स्थिति मेें 
‘निल’ सूचना प्रेषित 

करने को कहा गया है।​
इसके अतिरिक्त, बैैंकोों से यह भी 
सुनिश्चित करने को कहा गया 
है कि नाबार््ड के गत 3 जुलाई 
2024 के नवीन पत्र (जिसमेें 
भारतीय रिजर््व बैैंक की अनुमति 
चाही गई है) की अनुपालना की 
गई है अथवा नहीीं; इस बात से भी 
अवगत कराया जाए।

आरबीआई के ‘उचित एवं योग्य’ मानदंडोों की अनुपालना रिपोर््ट तलब

नई दिल््लीीः शुगर इंडस्ट् री ने 
कहा कि देश मेें चीनी की कोई 
कमी नहीीं है। इंडियन शुगर 
एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर््स 
असोसिएशन (आईएसएमए) 
और नैशनल फेडरेशन ऑफ 
कोऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज 
के साथ पहली अक्टूबर से 
नया शुगर के सीजन शुरू 
होगा। मिलेें 10-15 दिन पहले 
शुरू करने की तैयारी मेें है। 
संगठनोों ने चीनी की कीमतेें 
बढ़़ाने के आरोपोों को खारिज 
किया। उन्हहोंने कहा कि 2025-
26 सीजन मेें ज्यादातर समय 
एक्स-मिल भाव उत्पादन 
लागत से कम रहे। अगस्त 
मेें भाव 49-50 रुपये किलो 
पहंुचे, लेकिन इसका असर 2-3 
लाख टन चीनी पर ही पड़़ा।

नया सीजन 35 
लाख टन भंडार 
के होगा शुरू

​पोर््टल के जरिए ही होोंगे वीएलपी के सभी दावे, नाबार््ड ने दिए स्पष्ट निर्देश

स्वयं सहायता समूहोों के लिए आयोजित होने वाले ग्राम स्तरीय कार््यक्रमोों (वीएलपी) की 
प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया गया है। नाबार््ड ने स्पष्ट किया 

है कि वर््ष 2026-27 के लिए सभी अनुदान प्रस्ताव 
(ग््राांट प्रपोजल) और वित्तीय दावे केवल नाबार््ड के 
‘इंगेज पोर््टल’ के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। 
इसके अलावा, किसी अन्य माध्यम से भेजे गए 
प्रस्तावोों पर विचार नहीीं किया जाएगा। इस योजना 
के तहत राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैैंक को 410, 
राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैैंक को 25 तथा विभिन्न 
जिला केें द्रीय सहकारी बैैंकोों (सीसीबी) को मिलाकर 
कुल 990 वीएलपी आयोजित करने का लक्ष्य सौौंपा 
गया है। कार््यक्रमोों के सफल समापन के बाद बैैंकोों को 

फोटोग्राफ, उपस्थिति पत्रक (अटेेंडेेंस शीट) और त्रैमासिक प्रगति रिपोर््ट जिला विकास 
प्रबंधक (डीडीएम) की अनुशंसा के साथ नाबार््ड कार््ययालय को प्रेषित करनी होगी।

प्रदेशभर मेें 990 ‘ग्राम स्तरीय कार््यक्रमोों’ से मिलेगा स्वयं सहायता समूहोों को प्रोत्साहन 

सहायक रजिस्ट्रार 
गुमान सिहं शेखावत 
को किया ‘एपीओ’
भीलवाड़ा। सहकारिता विभाग 
ने भीलवाड़ा स्थित सहकारी 
उपभोक्ता होलसेल भण्डार 
के महाप्रबंधक एवं सहायक 
रजिस्ट् रार गुमान सिहं शेखावत 
को तत्काल प्रभाव से आदेशोों 
की प्रतीक्षा (एपीओ) मेें रख दिया 
है। इस संबंध मेें सहकारिता 
विभाग के संयुक्त शासन सचिव 
प्रहलाद सहाय नागा की ओर से 
आदेश जारी किए गए हैैं । जिसके 
अनुसार, सहायक रजिस्ट् रार गुमान 
सिहं शेखावत को एपीओ अवधि 
के दौरान अपना उपस्थिति स्थल 
रजिस्ट् रार, सहकारी समितियाां, 
राजस्थान के जयपुर स्थित प्रधान 
कार्यालय मेें नियत किया गया है 
। उन्हहें अग्रिम आदेशोों तक जयपुर 
मुख्यालय मेें ही अपनी नियमित 
उपस्थिति देनी होगी । 

अब नेहरू सहकार 
भवन मेें चलेगा क्षेत्रीय 
अंकेक्षण कार्यालय
जयपुर। सहकारिता विभाग 
ने क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, 
सहकारी समितियााँ (जयपुर) 
कार्यालय के स्थान मेें बड़़ा बदलाव 
किया है। इस कार्यालय को तत्काल 
प्रभाव से नेहरू सहकार भवन की 
छठी मंजिल पर स्थित स्पिनफैड 
परिसर मेें स्थानाांतरित किया 
जाएगा।  इस संबंध मेें सहकारिता 
समितियोों के अतिरिक्त रजिस्ट् रार 
(मानव संसाधन विकास) भोमा 
राम ने आधिकारिक आदेश जारी 
कर दिए हैैं। जारी आदेशानुसार, 
यह स्थानाांतरण स्पिनफैड द्वारा दी 
गई सहमति के आधार पर किया 
जा रहा है। अवसायक स्पिनफैड 
को क्षेत्रीय अंकेक्षण कार्यालय के 
लिए जगह उपलब्ध कराने के निर्देश 
दिए गए हैैं। नए स्थान के उपयोग के 
एवज मेें क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी 
कार्यालय द्वारा नियमानुसार 
स्पिनफैड को किराया दिया 
जाएगा। इस बदलाव से विभागीय 
प्रशासनिक कार्ययों के संचालन 
मेें और अधिक सुगमता आएगी।
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घाट ेऔर उपेक्षा के भंवर मेें डगमगाता जिला 
केें द्रीय सहकारी बैैंकोों की शाखाओ ंका ढाांचा...

देश की ग्रामीण 
अर््थव्यवस्था की धुरी 
माने जाने वाले जिला 

केें द्रीय सहकारी बैैंको ंकी वर््तमान 
कार््यप्रणाली और उनकी वित्तीय 
प्रासंगिकता पर गंभीर प्रश्नचिह्न 
उपस्थित होना अत्यंत  चिंताजनक 
है । राजस्थान के ग्रामीण अंचल 
की 29,639 बस्तियो ं और गाँवो ं
की विशाल जनसांख्यिकी को 
अपनी परिधि मेें समेटे हुए राज्य 
के 29 जिला केें द्रीय सहकारी 
बैैंको ं की 304 शाखाएं आज 
भी स्व-स्वामित्व के भवनो ं से 
वंचित होकर किराए के परिसरो ं
मेें संचालित होने को विवश हैैं । 
वास्तविकता तो यह ह ै कि इनमेें 
से अनेक केें द्रीय सहकारी बैैंक 
शाखाएं निरंतर वित्तीय घाटे की 
गर््त मेें धकेल जा रही हैैं, जो समूचे 
सहकारी बैैंकिग तंत्र की मूल धुरी 
और वित्तीय आधारशिला को 
क्षीण एवं कमजोर कर रही हैैं । यह 
स्थिति मात्र एक ढांचागत न्यूनता 
नही,ं बल्कि इस समूचे सहकारिता 
तंत्र की रणनीतिक विफलता और 
व्यावसायिक दूरदर््शशिता के अभाव 
का जीवंत साक्ष्य है । यदि इन 
किराए के भवनो ंमेें संचालित 304 
शाखाओ ं के मासिक आय-व्यय 
के अंतर और उनके विशालकाय 
प्रशासनिक तथा संचलनिक व्यय 
का एक निष्पक्ष, उच्च-स्तरीय एवं 
पारदर्शी परीक्षण कराया जाए, तो 
इन संस्थानो ं की जर््जर आर््थथिक 
काया और छद्म वित्तीय स्थिरता का 
आवरण स्वतः  निरस्त हो जाएगा । 
घोर उपेक्षा का आलम यह ह ै कि 
राज्य स्तर से एक बार भी इन 
सहकारी बैैंक शाखाओ ंकी प्रगति 

रिपोर््ट तक तलब नही ंकी गई ह ै
और न ही कभी राज्य स्तर पर इन 
शाखाओ ंके वास्तविक प्रदर््शन की 
निष्पक्ष समीक्षा करने का प्रयास 
हुआ है । अतः  यह अनिवार््य हो 
जाता ह ैकि राज्य स्तर पर इन घाटे 
मेें चल रही शाखाओ ंका अविलंब 
गहन परीक्षण किया जाए और 
किराए के भवनो ंपर होने वाले धन 
के निरर््थक अपव्यय को तत्काल 
रोकते हुए, ऐसी अनुपयोगी व 
घाटे वाली शाखाओ ं को समीक्षा 
के उपरांत पूर््णतः  बंद कर दिया 
जाना चाहिए । वस्तुतः  अधिकांश 
शाखाओ ं की व्यावसायिक 
गतिविधियां शासन की ब्याज-
मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण 
योजना की संकुचित परिधि तक 
ही सीमित रह गई हैैं, जिसने 
बैैंको ं की मौलिक आय-सृजन 
क्षमताओ ंको कंुठित कर दिया है । 
अतीत के चार वर्षषों के अंतराल 
मेें यद्यपि राज्य प्रशासन द्वारा 
सहकारिता बैैंकिग क्षेत्र के 
सुदृढ़़ीकरण एवं ग्रामीण जनता के 
बहुआयामी उत्थान हतेु विभिन्न 
महत्वाकांक्षी योजनाओ ं का 
सूत्रपात किया गया—चाह े वह 
ग्राम आवास ऋण योजना हो, 

आजीविका ऋण योजना हो या 
फिर उच्च मार््जजिन वाली गोपाल 
क्रेड िट कार््ड योजना—परंतु यह 
विडबना ही ह ैकि लचर संस्थागत 
दृष्टिकोण और रूढ़़िवादी रुझान 
के कारण ये जनकल्याणकारी 
नीतियां मैदानी धरातल पर पूर््णतः 
अमलीजामा पहनने मेें निष्प्रभ 
सिद्ध हो रही हैैं । मैदानी अमले 
का समस्त ध्यान केवल रूटीन 
प्रशासनिक औपचारिकताओ ं
और वेतनमान संबंधी समझौतो ं
तक ही केें द्रित रह गया है । पूर््व 
मेें जब इन ग्रामीण शाखाओ ं को 
निः शुल्क भूमि आवंटन का प्रस्ताव 
उभरा था, तब नियामक व्यवस्था 
ने स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय 
रिजर््व बैैंक से अनुज्ञप्त ये संस्थान 
व्यावसायिक स्वायत्तता के सिद््धाांत 
पर संचालित होते हैैं, अतः  इन्हहें 
अपने अवसंरचनात्मक व्यय स्वयं 
के शुद्ध लाभ एवं संचित कोषो ं
से ही वहन करने होगंे । कितु, 
निरंतर घटते आंतरिक आरक्षित 
कोष और नए व्यावसायिक ऋण 
उत्पादो ं के प्रति उपेक्षात्मक रवैया 
यदि इसी प्रकार जारी रहा, तो 
निकट भविष्य मेें अस्तित्व संकट 
के मेघ गहराने से रोके नही ं जा 

सकेें गे और तिलम संघ की तर््ज 
पर इन गौरवशाली संस्थाओ ं की 
परिसंपत्तियो ं की नीलामी की 
अप्रिय नौबत आ सकती है । 
व्यवस्था के इस चरमराते ढांचे के 
मध्य संस्थानो ं के प्रबंध निदेशको ं
की स्थिति भी अत्यंत  असहाय और 
मूकदर््शक प्रतीत होती ह,ै जो पैक्स 
कम्प्यूटरीकरण के जटिल संजाल 
और प्रशासनिक विसंगतियो ं के 
बीच निरंतर पिस रह ेहैैं । मैदानी स्तर 
पर न तो अनुपयोगी परिसंपत्तियो ं
(एनपीए) और कालातीत ऋणो ं
की निष्ठापूर््वक वसूली हतेु कोई 
कठोर नीतिगत प्रयास दिखते 
हैैं और न ही बैैंको ं की अमानत 
निधि (डिपॉजिट्स) मेें संवर््धन 
करने की कोई ललक परिलक्षित 
होती है । स्थिति की विद्रूपता इस 
बात से सिद्ध होती ह ै कि शीर््ष 
नोडल एजेेंसियो ंको आधिकारिक 
बैठको ं के माध्यम से कर््मचारियो ं
को अपनी अधिकृत यूजर आईडी 
दूसरो ंको न सौपंने और योजनाओ ं
का लाभ आमजन तक पहुुंचाने के 
बुनियादी निर्देश जारी करने पड़ 
रह ेहैैं । यह स्थिति स्पष्ट रूप से यह 
उजागर करती ह ैकि नियंत्रण अब 
सुव्यवस्थित प्रशासनिक नियमो ंके 
बजाय व्यक्तिगत मनमानी और 
शिथिलता के हवाले हो चुका है । 
जब तक सहकारी बैैंक पारंपरिक 
फसली ऋणो ं के संकीर््ण खोल 
से बाहर निकलकर आधुनिक 
बैैंकिग पद्धतियो,ं व्यावसायिक 
ऋण संरचनाओ ं और उत्तरदायी 
कार््यसंस्कृति  को आत्मसात नही ं
करेेंगे, तब तक इनका पुनरोद्धार 
असंभव है ।
(यह लेखक के अपने विचार हैैं)

राजस्थान के जिला केें द्रीय सहकारी 

बैैंक किराए के भवनोों के निरर््थक 

अपव्यय, समीक्षाहीन व्यवस्था, 

व्यावसायिक विविधीकरण की कमी 

और लचर प्रशासनिक नियंत्रण 

के कारण गंभीर वित्तीय घाट ेतथा 

अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैैं।

-प्रकाश वैष्णव
लेखक स्तंभकार, संपादक 
एवं सहकार चितंक हैैं ।

शिक्षा ऋण क्रे डिट गारंटी योजना मेें सहकारी बैैंकोों को मिली नई भूमिका
नई दिल्ली । भारत सरकार ने शिक्षा 
ऋण के लिए क्रे डिट गारंटी फंड  योजना 
(सीजीएफएसईएल) के तहत अनुसूचित 
राज्य सहकारी बैैंकोों और अनुसूचित 
शहरी सहकारी बैैंकोों को सदस्य 
ऋणदाता संस्थान (एमएलआई) के रूप 
मेें शामिल करने का प्रावधान किया है। 
शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने 
इस संबंध मेें अधिसूचना जारी की है। 
इसके अनुसार, निर्धारित पात्रता मानदंडोों 
को पूरा करने वाले अनुसूचित राज्य 
सहकारी बैैंक और अनुसूचित शहरी 
सहकारी बैैंक सीजीएफएसईएल के 
तहत एमएलआई के रूप मेें शामिल किए 
जा सकते हैैं। अधिसूचना के अनुसार, 
पात्रता के लिए संबंधित बैैंक का भारतीय 
रिजर््व बैैंक अधिनियम, 1934 की दसूरी 
अनुसूची मेें शामिल होना आवश्यक है। 
साथ ही, बैैंक पिछले दो वित्तीय वर्षषों 
के दौरान आरबीआई के सुपरवाइजरी 
एक्शन फ्रे मवर््क  के अधीन नहीीं रहा 
होना चाहिए। बैैंक पर पिछले तीन वर्षषों 
के दौरान कोई मौद्रिक दंड भी नहीीं 

लगाया गया होना चाहिए। वित्तीय और 
प्रदर््शन संबंधी मानदंडोों के तहत बैैंक 
का कैपिटल टू रिस्क (वेटेड) एसेट्स 
रेशियो (सीआरएआर) पिछले दो वित्तीय 
वर्षषों मेें कम से कम 11.5 प्रतिशत होना 
चाहिए। इसके अलावा, पिछले ऑडिटेड 
वित्तीय वर््ष के अनुसार बैैंक की न्यूनतम 
नेटवर््थ 100 करोड़ रुपये, सकल गैर-
निष्पादित परिसंपत्तियाां (जीएनपीए) 7 

प्रतिशत से कम और शुद्ध गैर-निष्पादित 
परिसंपत्तियाां (एनएनपीए) 3 प्रतिशत से 
अधिक नहीीं होनी चाहिए। बैैंक ने पिछले 
चार वित्तीय वर्षषों मेें से कम से कम तीन 
वर्षषों मेें शुद्ध लाभ अर््जजित किया हो, यह 
भी अनिवार््य शर््त है। यदि किसी वर््ष बैैंक 
को शुद्ध घाटा हुआ है, तो उस वर््ष शहरी 
सहकारी बैैंक के लिए परिचालन लाभ 
दर््ज करना आवश्यक होगा। अधिसूचना 

के साथ जारी सूची मेें 34 अनुसूचित 
राज्य सहकारी बैैंकोों और 52 अनुसूचित 
शहरी सहकारी बैैंकोों को शामिल किया 
गया है। सूची मेें विभिन्न राज्ययों और केें द्र 
शासित प्रदेशोों के सहकारी बैैंक शामिल 
हैैं। नेशनल क्रे डिट गारंटी ट््रस्टी कंपनी 
लिमिटेड (एनसीजीटीसी) इन अनुसूचित 
राज्य सहकारी बैैंकोों और अनुसूचित 
शहरी सहकारी बैैंकोों की पात्रता का 

समय-समय पर तथा वार््षषिक आधार 
पर आकलन करेगी। इसका उद्देश्य 
यह सुनिश्चित करना है कि योजना के 
तहत एमएलआई के रूप मेें शामिल 
बैैंक निर्धारित पात्रता मानदंडोों का 
लगातार अनुपालन करते रहेें। हालाांकि, 
अधिसूचना मेें इन दोनोों श्रेणियोों के 
सहकारी बैैंकोों को शामिल किए जाने का 
अर््थ यह नहीीं है कि प्रत्येक बैैंक स्वतः ही 

सीजीएफएसईएल के तहत पात्र हो गया 
है। किसी बैैंक को एमएलआई के रूप 
मेें शामिल होने के लिए निर्धारित सभी 
पात्रता शर्ततों को पूरा करना होगा और 
आगे भी उनका अनुपालन बनाए रखना 
होगा। एनसीजीटीसी के आवधिक और 
वार््षषिक आकलन के आधार पर उनकी 
पात्रता और योजना के तहत भागीदारी 
जारी रहेगी ।

सहकारी नवाचार के लिए 25 लाख 
रुपये के अनुदान की पेशकश की
नई दिल्ली । राष्ट्री य सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) 
ने सहकारी क्षेत्र मेें नवाचार और आधुनिकीकरण को बढ़़ावा 
देने के लिए ‘सहकार इनोवेशन स्कीम’ (एसआईएस) शुरू 
की है। इस अनुदान आधारित योजना का उद्देश्य प्राथमिक 
सहकारी समितियोों को नए विचारोों और परियोजनाओ ं
को व्यवहारिक एवं टिकाऊ उद्यमोों मेें बदलने के 
लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। 
वित्त वर््ष 2025-26 मेें शुरू की गई इस 
योजना के तहत पात्र सहकारी समितियोों 
को नवाचार, व्यवहारिकता और प्रभाव 
वाली परियोजनाओ ं के लिए 100% 
अनुदान, अधिकतम 25 लाख रुपये तक 
दिया जाएगा। अतिरिक्त वित्तीय जरूरत 
होने पर एनसीडीसी की ओर से ऋण सहायता 
का प्रावधान भी किया गया है। योजना के तहत नई 
तकनीकोों को अपनाने, नवीन उत्पाद एवं सेवाएं विकसित 
करने, नए कारोबारी मॉडल तैयार करने, बाजार से बेहतर 
जुड़़ाव बनाने और टिकाऊ समाधान विकसित करने वाली 
परियोजनाओ ंको प्रोत्साहित किया जाएगा। एनसीडीसी के 
अनुसार, जमीनी स्तर की सहकारी समितियोों के पास कई 
बार नए और उपयोगी विचार होते हैैं, लेकिन पर्याप्त वित्तीय 
संसाधनोों की कमी के कारण वे उन्हहें बड़़े स्तर पर लागू नहीीं 

कर पातीीं। एसआईएस के माध्यम से इस वित्तीय बाधा को 
कम करने मेें मदद मिलेगी और समितियाां अपने संचालन 
को आधुनिक बनाने, तकनीक अपनाने तथा नए क्षेत्ररों मेें 
विविधीकरण की दिशा मेें आगे बढ़ सकेें गी। इस योजना का 
लाभ कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, विपणन, 
भंडारण और ग्रामीण सेवाओ ंसहित विभिन्न क्षेत्ररों मेें काम 

करने वाली सहकारी समितियोों को मिल सकता है। 
डिजिटल समाधान, मूल्यवर््धन, बेहतर उत्पादन 

प्रणाली, नवीन उत्पाद एवं सेवाओ ं तथा 
टिकाऊ कारोबारी प्रक्रियाओ ं से जुड़़ी 
परियोजनाएं इसके दायरे मेें आ सकती 
हैैं। यह पहल एनसीडीसी के सहकारी 
क्षेत्र मेें उद्यमिता और नवाचार को बढ़़ावा 
देने के व्यापक प्रयासोों का हिस्सा है। 

इससे पहले एनसीडीसी की ‘युवा सहकार’ 
जैसी पहलेें भी नवाचार आधारित नई सहकारी 

समितियोों और स्टार््टअप को प्रोत्साहित करती रही हैैं। 
सहकार इनोवेशन स्कीम के जरिए एनसीडीसी का लक्ष्य 
सहकारी समितियोों को पारंपरिक गतिविधियोों से आगे 
बढ़़ाकर आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ कारोबारी 
समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे 
जमीनी स्तर पर सहकारी संस्थाओ ं की आर््थथिक क्षमता 
मजबूत होने के साथ ग्रामीण विकास को भी नई गति 
मिलने की उम्मीद है।

सहकारी बैैंकोों के लिए पात्रता और वित्तीय मानक

पात्रता एवं विनियामक मापदंड वित्तीय एवं प्रदर््शन संबंधी मानक
वित्तीय एवं प्रदर््शन संबंधी मानक

भारतीय रिजर््व बैैंक की दूसरी अनुसूची: संबंधित सहकारी बैैंक का भारतीय 
रिजर््व बैैंक अधिनियम, 1934 की ‘दूसरी अनुसूची’ मेें शामिल होना अनिवार््य है

जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात मेें पूंजी: बैैंक का जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात मेें पूंजी 
का प्रतिशत पिछले दो वित्तीय वर्षषों मेें कम से कम 11.5 प्रतिशत होना अनिवार््य है।

अप्पप्रतिफलित परिसंपत्ति सीमा 
(एनपीए): बैैंक का सकल 
अप्रतिफलित परिसंपत्ति अनुपात 
7 प्रतिशत से कम और शुद्ध 
अप्रतिफलित परिसंपति अनुपात 3 
प्रतिशत से अधिक नहीीं होना चाहिए।

लाभप्रदता रिकॉर््ड: बैैंक ने पिछले चार वित्तीय 
वर्षषों मेें से कम से कम तीन वर्षषों मेें शुद्ध लाळाभ 
अर््जजित किया हो। यदि किसी विशेष वर््ष मेें बैैंक 
को शुद्ध घाटा हुआ है, तो उस वर््ष संबंधित 
नगर सहकारी बैैंक के लिए परिचालन लाभ दर््ज 
करना आवश्यक होगा

पर््यवेक्षी कार््रवाई रूपरेखाः बैैंक पिछले दो वित्तीय वर्षषों के दौरान भारतीय रिजर््व 
बैैंक की पर््यवेक्षी कार््रवाई रूपरेखा के अधीन नहीीं रहा होना चाहिए।

दण्ड एवं मौद्रिक जुर््ममानाः बैैंक की पारदर््शशिता और प्रबंधन गुणवत्ता सुनिश्चित करने 
के लिए यह अनिवार््य किया गया है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षषों के दौरान बैैंक पर 
भारतीय रिजर््व बैैंक द्वारा कोई मौद्रिक जुर््ममाना न लगाया गया हो।

वित्तीय स्वास्थ्य और जोखिम प्रबंधन के लिए मानक

एकतरफा फैसलोों से 
चरमराती व्यवस्था...

श भर मेें ‘सहकार से समृद्धि’ के लुभावने 
नारो ंकी गूं ज तो सुनाई दे रही ह,ै लेकिन 

जमीनी हकीकत इस दावे के ठीक उलट कहानी 
बयां कर रही है । ग्रामीण अर््थव्यवस्था की रीढ़ 
रहा सहकारी आंदोलन आज भारी कुप्रबंधन, 
प्रशासनिक मनमानी और लचर कार््यसंस्कृति  के 
चलते रसातल की ओर अग्रसर है । जिस व्यवस्था 
की बुनियाद पारस्परिक विश्वास, आत्मनिर््भरता 
और किसान कल्याण पर टिकी थी, वह अब 
कागजी आंकड़़ोों  और कड़़े सरकारी फरमानो ंके 
जाल मेें उलझकर रह गई है । जैसलमेर जिले मेें 
अल्पकालीन फसली ऋणो ंकी बेहद कम वसूली 
और बढ़ते एनपीए को लेकर दर््जनो ंग्राम सेवा 
सहकारी समितियो ंके व्यवस्थापको ंपर निलंबन 
की गाज गिराया जाना इसी बदहाली का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । लेकिन सवाल यह उठता ह ैकि क्या 
केवल निचले स्तर के कर््मचारियो ं पर कार््रवाई 
कर देने भर से इस गहरी होती बीमारी का इलाज 
संभव ह?ै सच तो यह ह ैकि वर्षषों से सहकारिता 
के मूल सिद््धाांतो ं की अनदेखी की जा रही है । 
एक तरफ सहकारिता विभाग स्वायत्त समितियो ं
के कामकाज मेें अनावश्यक दखल बढ़़ा रहा ह,ै 
तो दूसरी तरफ पिछले एक दशक से नई भर््ततियो ं
पर ताला लगा हुआ है । सीमित और बदहाल 
संसाधनो ं के भरोसे चल रह े तंत्र से चमत्कारी 
नतीजो ं की उम्मीद करना बेमानी है । इसके 
अलावा ब्याज मुक्त योजनाओ ंमेें अनुदान की 
समय पर अदायगी न होना और कंप्यूटरीकरण के 
नाम पर अकुशल प्रबंधन को थोप देना व्यवस्था 
को सुधारने के बजाय और अधिक उलझा रहा है । 
जब समितियो ंमेें ऋण वितरण ही बेहद कम रह 
गया ह,ै तो किसानो ंका कर््ज के दषु््चक्र मेें फंसना 
और खाते अवधिपार होना लाजिमी है । यदि 
सहकारी आंदोलन से आमजन और अन्नदाता का 
भरोसा इसी तरह उठता रहा, तो यह न केवल इस 
सहकारी आंदोलन की हार होगी, बल्कि ग्रामीण 
अर््थव्यवस्था के लिए भी एक बड़़ा आघात सिद्ध 
होगा । शासन-प्रशासन को यह समझना होगा 
कि सहकारिता को महज सरकारी नियंत्रण और 
कागजी औपचारिकताओ ंका जरिया नही ंबनाया 
जा सकता । जब तक पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, 
संस्थागत स्वायत्तता और नीतियो ंमेें व्यावहारिक 
संतुलन बहाल नही ं किया जाएगा, तब तक 
समृद्धि के दावे केवल विज्ञापनो ंतक ही सीमित 
रहेेंगे । वक्त का तकाजा ह ैकि नीति-नियंता वक्त 
रहते जमीनी कमियो ंको स्वीकारेें और व्यवस्था 
मेें बुनियादी सुधार की दिशा मेें कठोर निर््णय लेें, 
ताकि डूबते सहकार आंदोलन को समय रहते 
उबारा जा सके ।
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जयपुर। प्रदेशभर के जोनल और 
यूनिट उप रजिस्ट् रार कार्यालयोों मेें 
पारदर््शशिता, समयबद्ध सेवा वितरण, 
जवाबदेही तय करने तथा धाांधली 
रोकने के लिए सहकारिता विभाग ने 
कड़े दिशा-निर्देश जारी किए 
हैैं। अब  खेल संघोों और संस्था 
पंजीयन कार्यालयोों मेें आमजन 
को अपनी फाइलोों और पंजीयन 
के लिए चक्कर नहीीं काटने पड़ेेंगे। 
सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन 
सचिव एवं रजिस्ट् रार डॉ. समित 
शर्मा की ओर से इस संबंध मेें एक 
विस्तृत परिपत्र जारी किया गया 
है। नए आदेशोों के तहत अब खेल 
संघोों, सहकारी समितियोों और 
अन्य संस्थाओ ं के पंजीयन अथवा 
नियमोों मेें संशोधन का काम आवेदन 
मिलने के अधिकतम 30 दिनोों के 
भीतर पूरा करना अनिवार््य होगा। 
किसी भी प्रकार का विलंब होने 
पर संबंधित अधिकारी को लिखित 
मेें उसका स्पष्ट कारण दर््ज करना 
होगा। परिपत्र मेें स्पष्ट किया गया 
है कि पंजीयन आवेदनोों की जाांच 
वस्तुनिष्ठ तरीके से की जाएगी। 
अधिकारी या कर््मचारी बार-

बार, अनावश्यक या गैर-कानूनी 
आपत्तियाां लगाकर आवेदकोों 
को परेशान नहीीं कर सकेें गे। 
केवल कानून सम्मत आपत्तियाां 
ही एक बार मेें उठाई जा सकेें गी। 
क्षेत्रीय अतिरिक्त रजिस्ट् रार और 
मुख्यालय स्तर पर लंबित प्रकरणोों 
व आपत्तियोों की नियमित मॉनिटरिगं 
की जाएगी, जिससे फाइलोों के 
अटकने की गुंजाइश खत्म हो सके। 

संस्थाओ ंके पंजीयन मेें अब मनमानी पर 
रोक, 30 दिन मेें करना होगा निस्तारण

दफ्तरोों मेें लगाने होोंगे क्यूआर कोड व रेट लिस्ट, गड़बड़ी मिली तो 1064 पर एसीबी को करेें शिकायत 

विभागीय सुशासन सुनिश्चित 
करने के लिए पर््यवेक्षी अधिकारी 
समय-समय पर दफ्तरोों और 
सहकारी समितियोों के रिकॉर््ड का 
नियमित निरीक्षण करेेंगे। वित्तीय 
अनियमितताओ,ं देरी या शिकायतोों 
के मामलोों मेें सरप्राइज विजिट 
(औचक निरीक्षण) किए जाएंगे। 
यदि कहीीं भी धन का दरुुपयोग, 
फर्जीवाड़ा, ऑडिट मेें देरी, चुनाव 
न कराना या बिना अनुमति पता 
बदलना जैसी गड़बड़ियाां पाई 
जाती हैैं, तो सक्षम प्राधिकारी 
तुरंत वैधानिक कार््रवाई करेेंगे। 
आमजन की सुविधा के लिए 
सभी अधिकारियोों-कर््मचारियोों 
के नाम, पद और मोबाइल नंबर 
कार्यालय मेें प्रदर््शशित किए जाएंगे। 
यदि किसी स्तर पर भ्रष्टाचार या 
गड़बड़ी दिखाई देती है, तो नागरिक 
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) 
की हेल्पलाइन नंबर 1064 पर 
शिकायत दर््ज करा सकेें गे।

विभाग ने कार्यालयोों की कार््यप्रणाली को सुगम और पारदर्शी बनाने 
के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया है। अब प्रत्येक उप 
रजिस्ट् रार कार्यालय के नोटिस बोर््ड और विभागीय वेबसाइट पर पंजीयन 
की पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से प्रदर््शशित की जाएगी। इसके साथ ही 
मॉडल उप-नियम, सदस्ययों की न्यूनतम पात्रता, आवश्यक शपथ-पत्र और 
निर्धारित प्रपत्ररों की जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से उपलब्ध कराई 
जाएगी। कार्यालय परिसरोों के बाहर ‘राजसहकार ऐप’ (RajSahakar 
App) का क्यूआर कोड प्रमुखता से लगाया जाएगा, जिसे स्कै न करके 
आवेदक सीधे ऑनलाइन रजिस्ट् रेशन पोर््टल तक पहंुच सकेें गे। 

अचानक होोंगे 
निरीक्षण, धाांधली पर 
एसीबी करेगी कार््रवाई

राजस्थान खेल (संघोों का पंजीकरण, मान्यता और नियमन) अधिनियम 
2005 के लागू होने से पहले पंजीकृत हुए जिन खेल संघोों के नाम मेें 
‘राजस्थान’ या किसी जिले का नाम जुड़ा हुआ है, उन्हहें 30 दिनोों के 
भीतर अपने नाम मेें संशोधन कर इस शब्द को हटाना होगा। नियमोों का 
पालन न करने पर उनके खिलाफ विभागीय कार््रवाई की जाएगी। 

खेल संघोों के नाम से हटेगा ‘राजस्थान’ और ‘जिला’ शब्द

नियामक अनुपालनोों को कड़ा करते हुए विभागीय अधिकारियोों को 
निर्देश दिए गए हैैं कि सभी पंजीकृत सहकारी समितियाां राजस्थान 
सहकारी सोसाइटी नियम 2003 के तहत अपने वार््षषिक विवरण 
नियमित रूप से अपलोड करेें। इसके अलावा राजस्थान सहकारी 
सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 25 के तहत निर्धारित समयावधि 
मेें वार््षषिक साधारण सभा (एजीएम) आयोजित करना अनिवार््य कर 
दिया गया है। साधारण सभा मेें वार््षषिक ऑडिट रिपोर््ट प्रस्तुत कर 
पढ़कर सुनाई जाएगी। जोनल रजिस्ट् रार प्रतिवर््ष अक्टूबर माह मेें गैर-
अनुपालन वाले मामलोों की रिपोर््ट सीधे रजिस्ट् रार को सौौंपेेंगे। 

वार््षषिक साधारण सभा और ऑडिट रिपोर््ट अनिवार््य

क्यूआर कोड से मिलेगा ऑनलाइन पोर््टल का सीधा लिकं

फर्जीवाड़े और लेट-
लतीफी पर शिकंजा: 

सहकारिता रजिस्ट्रार ने 
जारी किए कड़े आदेश

प्रशिक्षण के लिए राइसेम को 2.07 लाख की राशि स्वीकृत
जयपुर, प्रदेश मेें महिला 
सशक्तिकरण और स्वावलंबन को 
बढ़़ावा देने के उद्देश्य से सहकारिता 
विभाग ने महिला स्वयं सहायता 
समूहोों (एसएचजी) के पदाधिकारियोों 
और सदस्ययों के प्रशिक्षण के लिए 
बड़़ी बजट राशि मंजूर की है। 
राजस्थान राज्य सहकारी शिक्षा एवं 
प्रबंध संस्थान (राइसेम), जयपुर द्वारा 
आयोजित प्रशिक्षण कार््यक्रमोों के 
शुल्क भुगतान के लिए सहकारिता 
विभाग के सहकारिता रजिस्ट् रार 
कार्यालय ने कुल 2,07,680 रुपए 
की स्वीकृति  जारी की है। अतिरिक्त 
रजिस्ट् रार (द्वितीय) राजेेंद्र कुमार 
मीणा की ओर से जारी आदेश के 
अनुसार, यह राशि राज्य के विभिन्न 

जिलोों मेें महिला स्वयं सहायता 
समूहोों के सदस्ययों के लिए आयोजित 
चार दिवसीय व विभिन्न तिथियोों 
के प्रशिक्षण कार््यक्रमोों के एवज मेें 
स्वीकृत की गई है। सहकारिता विभाग 
द्वारा जारी आदेशोों मेें पारदर््शशिता और 
श्रेणीवार व्यवस्था सुनिश्चित करते 
हुए राशि अलग-अलग वित्तीय मदोों 

से जारी की गई है। सामान्य श्रेणी के 
प्रशिक्षणार््थथियोों के प्रशिक्षण शुल्क के 
लिए 1,01,480 रुपए की स्वीकृति  
दी गई है, जिससे झालावाड़, 
जालोर और बाड़मेर जिलोों की 43 
प्रतिभागियोों को प्रशिक्षण शुल्क का 
लाभ मिलेगा। इसी प्रकार अनुसूचित 
जाति उपयोजन (एससीएसपी) 

मद के अंतर््गत झालावाड़, जालोर 
और बाड़मेर जिलोों की 36 महिला 
संभागियोों के लिए 84,960 रुपए 
स्वीकृत किए गए हैैं। वहीीं, जनजाति 
क्षेत्रीय विकास (टीएसपी) मद 
के तहत झालावाड़ की 9 महिला 
संभागियोों के प्रशिक्षण शुल्क के लिए 
21,240 रुपए जारी किए गए हैैं। 

महिला स्वयं सहायता समूहोों के प्रशिक्षण पर सहकारिता विभाग की बड़़ी पहल

झालावाड़, जालोर और बाड़मेर 
की महिलाएं हुईं लाभान्वित

इस प्रशिक्षण कार््यक्रम के तहत प्रदेश के तीन जिलोों—
झालावाड़, जालोर और बाड़मेर की कुल 88 महिलाओ ं
को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसमेें झालावाड़ मेें 
4 मई 2026 को, जालोर मेें 18 जून 2026 को और 
बाड़मेर मेें 19 जून 2026 को प्रशिक्षण शिविरोों का 
आयोजन किया गया था। प्रति प्रशिक्षणार्थी 2,000 
रुपए की दर से शुल्क तथा 18 प्रतिशत जीएसटी 
जोड़कर कुल देय राशि का निर्धारण किया गया है। 

अतिरिक्त रजिस्ट् रार ने शासन 
सचिवालय स्थित राजकोष 
कार्यालय से यह राशि ड््र रा कर 
राइसेम निदेशक के पक्ष मेें 
तुरंत भुगतान करने के लिए 
संयुक्त रजिस्ट् रार (प्रशासन) 
प्रधान कार्यालय, जयपुर 
को अधिकृत किया है। साथ 
ही निर्देश दिए गए हैैं कि 
प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान 
राइसेम संस्थान को अविलंब 
स्थानाांतरित किया जाए, ताकि 
प्रशिक्षण गतिविधियोों के 
संचालन मेें किसी प्रकार का 
व्यवधान न आए।

तत्काल भुगतान 
के निर्देश

श्रेणीवार वित्तीय स्वीकृतिश्रेणीवार वित्तीय स्वीकृति

श्रेणी

सामान्य 
श्रेणी मद

अनुसूचित 
जाति उपयोजन 
(एससीएसपी)

जनजातीय 
क्षेत्र उपयोजन 

(टीएसपी)

जिलेवार 
विवरण

झालावाड़: 16 

जालोर: 7 

बाड़मेर: 20

झालावाड़: 8 

जालोर: 23 

बाड़मेर: 5

झालावाड़: 9

लाभार्थी महिलाओ ं
की संख्या

43

36

9

स्वीकृत राशि (₹)

1,01,480/-

84,960/-

21,240/-

जैसलमेर। जिले की ग्राम सेवा 
सहकारी समितियोों मेें अल्पकालीन 
फसली ऋण खरीफ 2026-27 की 
वसूली और वितरण मेें बरती जा रही 
गंभीर लापरवाही पर दी जैसलमेर 
सैण्टट्रल को-ऑपरेटिव बैैंक लिमिटेड ने 
कड़़ा रुख अपनाया है। बैैंक के प्रबंध 
निदेशक वेद प्रकाश सैनी ने ऐसी 
तमाम समितियोों के अध्यक्षषों और प्रबंध 
कार््यकारिणी को अपने व्यवस्थापकोों 
को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने 
के निर्देश दिए हैैं। बार-बार पत्राचार के 
बावजूद वसूली न होने से किसानोों के 
खाते अवधिपार (ओवरड्यू) व एनपीए 
हो चुके हैैं, जिससे बैैंक और समितियोों 
दोनोों को बड़़ा वित्तीय नुकसान उठाना 
पड़ रहा है। बैैंक प्रबंधन की ओर से 
जारी आदेशोों के अनुसार, जिले की कई 
समितियोों मेें वसूली की स्थिति बेहद 
चितंाजनक पाई गई है। 29 एस.एल.
डी, 55-56 एस.एल.डी, 60 एस.डी., 
बलाड, भादरिया, भणियाणा, एंका, 
गाांधीग्राम, कोलूतला, लूणाकला, 
माधोपुरा, मानासर, रणधा, रिदवा, 
सियाम्बर, तेजमालता और ओला 
जैसी ग्राम सेवा सहकारी समितियोों मेें 
वसूली का आंकड़़ा शून्य प्रतिशत पर 
अटका हुआ है। इसके अलावा साांकड़़ा, 
पदमपुरा, भीखोडाई, 11-12 सीएचएम, 
मंधा, फलसूण्ड, आसकन्द्रा, नेडान, 
सोढाकोर, भुर््जगढ़ मेें 5 प्रतिशत; भैैंसड़़ा, 
9 एस.एल., 2 पीडब्ल्यूएल, हमीरा, 
42 एस.डी., डेढ़़ा, बारठ का गाांव, छह 
टिब्बा, भाडली, रातड़़िया, बईया, रिवड़़ी 

मेें 15 प्रतिशत तथा कन्नोई, 10 बी.डी., 
नाचना, लाठी, मूलाना, बड़़ौडा गाांव, 
डाबला, झाबरा, डाांगरी, 2 पीटीएम, 

ओढ़़ानिया एवं कोटड़़ी समितियोों मेें 
वसूली व वितरण का काम मात्र 25 
प्रतिशत तक ही सिमट कर रह गया है।  

कोटा | प्रदेश मेें सहकारी बैैंकिंग 
सेक्टर मेें कार््यरत कार््ममिकोों के 
अधिकारोों, सम्मान एवं भविष्य 
की दिशा मेें कोटा मेें ‘ऑल इंडिया 
को-ऑपरेटिव बैैंक एम्प्लाइज 
ऑर्गेनाइजेशन’ (औद्योगिक इकाई, 
भारतीय मजदरू संघ) के बैनर तले 
17वेें पंचवर्षीय वेतन समझौते 
के राज्यव्यापी माांगपत्र की लघु 
पुस्तिका का भव्य विमोचन किया 
गया। इस कार््यक्रम के दौरान 
भारतीय मजदरू संघ के राष्ट् रीय 
प्रभारी एवं मेरठ (उत्तर प्रदेश) 
यूनियन अध्यक्ष नागेेंद्र सिहं ने 
अपने कर-कमलोों से इस पुस्तिका 
का विमोचन किया। इस अवसर पर 
राजस्थान सहकारी बैैंक कर््मचारी 
संघ एवं अखिल राजस्थान सहकारी 
बैैंक्स अधिकारी एसोसिएशन-
राजस्थान की झालावाड़, बूंदी, 
बाराां, कोटा और टोोंक केें द्रीय 
सहकारी बैैंकोों मेें संगठन 
के सदस्ययों एवं प्रतिनिधियोों की 

गरिमामयी उपस्थिति रही। कार््यक्रम 
मेें राजस्थान प्रदेश से सहकारी 
बैैंक्स अधिकारी एसोसिएशन 
के प्ररांतीय महासचिव कल्याण 
सिहं चौहान ने कहा कि पिछले 
समझौते को लागू होने मेें पाांच 
वर््ष का लंबा समय व्यतीत होना 
प्रदेश के सहकारी बैैंक कार््ममिकोों 
के लिए अत्यंत पीड़़ादायक रहा 
है, जिसे लेकर पूरे प्रदेश के 
कार््ममिकोों मेें भारी आक्रोश है। 
उन्हहोंने पुरजोर शब्ददों मेें घोषणा की 
कि अब संगठन पूरी दृढ़ता के साथ 
कार््य करेगा और दिसंबर 2026 
से पूर््व 17वाां वेतन समझौता लागू 
करवाना संगठन का प्रमुख संकल्प 
है।इस दौरान बृजेश काांत, रवि 
जैन, अवधेश मिश्रा, प्रदेशाध्यक्ष 
रघुवीर प्रसाद शर्मा और नोडल 
संयोजक रामरूप मीणा सहित कई 
गणमान्य पदाधिकारी उपस्थित 
रहे। सभी ने इस ऐतिहासिक 
अवसर के साक्षी बनकर 17वेें 
समझौते को शीघ्र हासिल 
करने का दृढ़ संकल्प लिया।

कोटा मेें सहकारी बैैंक कर््ममियोों 
के 17वेें वेतन समझौते की 
माांगपत्र पुस्तिका का विमोचन

×æÚUßæÇ¸ ·¤æ ç×˜æ ÙðÅUß·¤ü
Www.marwadkamitra.in

दिसंबर 2026 से पहले लागू हो 17वाां वेतन समझौता

ऋण वसूली मेें ढिलाई पर को-ऑपरेटिव बैैंक सख्त, 
व्यवस्थापकोों को तुरंत निलंबित करने के निर्देश

प्रबंध निदेशक ने स्पष्ट किया है कि प्रधान कार्यालय द्वारा लगातार पत्राचार 
किए जाने के बाद भी संबंधित समिति व्यवस्थापकोों द्वारा वसूली और 
सुचारू संचालन को लेकर कोई प्रभावी कार््रवाई नहीीं की गई। यह कृत्य  
व्यवस्थापकीय सेवा नियम 2022 के नियम 45 के तहत कर््तव्ययों के प्रति 
लापरवाही और गंभीर दरुाचरण की श्रेणी मेें आता है। बैैंक प्रबंधन ने चेतावनी 
दी है कि व्यवस्थापकोों के इस रवैये से समितियोों मेें भारी अनियमितता 
उजागर हो रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीीं किया जाएगा।  

मामले की गंभीरता को देखते हुए बैैंक की ओर से अतिरिक्त रजिस्ट् रार 
(बैैंकिंग) सहकारिता समितियाां राजस्थान, अतिरिक्त रजिस्ट् रार जोधपुर 
खंड तथा उप रजिस्ट् रार जैसलमेर को भी पत्र की प्रतिलिपियाां भेजी गई हैैं। 
उप रजिस्ट् रार को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित ब्लॉक सहकारिता 
निरीक्षक और समिति की अनुशासनात्मक कमेटी के सदस्य सचिव को पाबंद 
कर दोषी व्यवस्थापकोों के खिलाफ नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक 
कार््रवाई सुनिश्चित करवाएं।

ब्लॉक निरीक्षकोों को अनुशासनात्मक कार््रवाई के निर्देश

गंभीर दरुाचरण और कर््तव्ययों के प्रति लापरवाही

जेसीसीबी प्रबंध निदेशक ने दिए निर्देश, व्यवस्थापकोों पर गिरेगी अनुशासनात्मक गाज



जालोर, कृषि विभाग की 
महत्वाकाांक्षी योजना के तहत 
चुंडा ग्राम सेवा सहकारी समिति 
लिमिटेड (पैक्स) मेें कस्टम 
हायरिगं सेेंटर का विधिवत 
शुभारंभ हुआ।​  इस केें द्र के 
माध्यम से किसानोों को बेहद 
उचित और रियायती किराए पर 
आधुनिक ट््र रैक्टर एवं अन्य कृषि 
उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, 
जिससे खेती की लागत घटेगी 
और किसानोों के साथ-साथ 
समिति की आय मेें भी इजाफा 
होगा।​इस दौरान समिति के 
अध्यक्ष हनवंत सिहं ने कहा 
कि यह पहल ग्रामीण अंचल 
के छोटे और सीमाांत किसानोों 
के लिए वरदान साबित होगी, 
जो महंगे कृषि यंत्र खरीदने मेें 
असमर््थ हैैं।इस अवसर पर 
संचालक मंडल सदस्य कैलाश 
माली मुलेवा, सहकारी समिति 
के व्यवस्थापक दिनेश कुमार 
प्रजापत, सहायक व्यवस्थापक 
पतराम सहित क्षेत्र के तमाम 

गणमान्य किसान उपस्थित 
थे। सभी ने इस योजना को 
सहकारिता के इतिहास मेें 
एक मील का पत्थर बताया। 
गौरतलब हैैं कि ​त्रिस्तरीय 
सहकारी ढााँचे की सबसे छोटी 
और मजबूत इकाई पैक्स 
ग्रामीण अर््थव्यवस्था की असली 
रीढ़ रही है। ऐतिहासिक रूप से, 
पैक्स ने हमेशा किसानोों को 
साहूकारोों के चंगुल से बचाकर 
आसान शर्ततों पर खाद, बीज 
और अल्पकालीन ऋण उपलब्ध 
कराया है।समय के साथ पैक्स 
के स्वरूप मेें बड़ा बदलाव 
आया है। अब यह केवल 
ऋण वितरण तक सीमित 
नहीीं है, बल्कि बहुउद्देशीय 
व्यावसायिक केें द्ररों के रूप 
मेें विकसित हो रही है। चुंडा 
पैक्स मेें खुला कस्टम हायरिगं 
सेेंटर इसी आधुनिकीकरण 
का जीवंत उदाहरण है। ऐसी 
पहलोों से न केवल पैक्स 
आत्मनिर््भर बन रही हैैं, बल्कि 
सहकारी  आंदोलन को भी नया 
आयाम मिल रहा है।
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जालोर सेेंट््रल को-ऑपरेटिव बैैंक की 65वीीं व 66वीीं AGM 
29 सितंबर को, वित्तीय लक्ष््यों और बजट पर होगा मंथन
जालोर |  सेेंट््रल को-ऑपरेटिव बैैंक 
की 29 सितंबर 2026 को दोपहर 
12:00 बजे आयोजित होने वाली 
65वीीं एवं 66वीीं वार््षषिक साधारण 
सभा मेें वित्तीय लक्ष््यों और बजट 
पर मंथन किया जाएगा। सीसीबी 
प्रबंध निदेशक नारायण सिहं ने 
जानकारी देते हुए सभी सदस्ययों को 
इसमेें सादर आमंत्रित किया है। जिले 
के सहकारी आंदोलन को नई गति 
और दिशा प्रदान करने के उद्देश्य 
से बैैंक के प्रधान कार्यालय (बापू 
नगर कॉलोनी, बड़़ी पोल के बाहर, 
जालोर) मेें होने वाली यह संयुक्त 
आमसभा बैैंक के बीते वित्तीय वर्षषों 
के सफर की समीक्षा करने के साथ-
साथ भविष्य के लिए नए वित्तीय

 

लक्ष््यों का निर्धारण भी करेगी।बैठक 
के दौरान मुख्य रूप से वर््ष 2024-
25 और 2025-26 के अंकेक्षित 
संतुलन पत्ररों, लाभ-हानि खातोों, 
तथा ‘सीआरएआर’ एवं ‘डिस्क्लोजर 

ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन’ की पुष्टि 
की जाएगी। इसके अलावा, गत वर्षषों 
के अंकेक्षण प्रतिवेदनोों मेें उल्लिखित 
आक्षेपोों की अनुवर्ती कार््रवाई 
और उनकी पूर््तति का अनुमोदन 

किया जाएगा, जो बैैंक की वित्तीय 
पारदर््शशिता को और मजबूत करेगा। 
बैठक मेें वर््ष 2025-26 एवं 2026-
27 के लिए बैैंक की अधिकतम 
साख सीमा का निर्धारण, राजस्थान 

सहकारी सोसायटी अधिनियम, 
2003 की धारा 61 के तहत 
रजिस्ट्रा र की छूट की पुष्टि, तथा 
आगामी वर््ष 2026-27 के नए बजट 
का अनुमोदन भी किया जाएगा।

अंशधारियोों को लाभाांश वितरण और नए ऑडिटर की नियुक्ति पर होगा विचार
जालोर सेेंट््रल को-ऑपरेटिव बैैंक की होने जा रही वार््षषिक साधारण सभा मेें इस बार अंशधारक सदस्य 

सहकारी समितियो ंको लाभांश वितरण किए जाने के प्रस्ताव पर भी विशेष रूप से विचार किया 
जाएगा । बैैंक के अतीत के वित्तीय प्रबंधन और वर््तमान कार््य-परिदृश्य की सफलता इसी बात 
पर निर््भर करती ह ैकि वह अपने अंशधारियो ंको कितना आर््थथिक लाभ पहुुँ चा पाता है ।बैठक के 
दौरान वर््ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए नए अंकेक्षक (ऑडिटर) की नियुक्ति का अनुमोदन 
भी किया जाएगा, जो बैैंक के आगामी वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करेगा । बैैंक प्रशासन द्वारा 
स्पष्ट किया गया ह ैकि सभा मेें भाग लेने के लिए सदस्य संस्था का प्रतिनिधित्व केवल अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष या अधिकृत प्रशासक द्वारा ही किया जा सकेगा । किसी भी प्रकार के व्यवस्था संबंधी 

प्रस्ताव के लिए सभा से 72 घंटे पूर््व लिखित सूचना देना अनिवार््य किया गया ह,ै जिससे यह स्पष्ट 
होता ह ैकि बैैंक अपने प्रशासनिक कार्ययों मेें पूर््ण पारदर््शशिता और नियमबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है ।

अलवर सेेंट््रल को-ऑपरेटिव बैैंक मेें संजय सिहं नरूका 
निर््वविरोध चेयरमैन और इंद्रजीत यादव बने वाइस चेयरमैन

अलवर। किसी भी लोकताांत्रिक 
व्यवस्था की आत्मा उसकी 
नियमित चुनाव प्रक्रिया और आम 
जनता की भागीदारी मेें बसती है। 
सहकारिता आंदोलन, जो मूल रूप 
से ‘सबका साथ, सबका विकास’ 
के सहयोगात्मक और लोकताांत्रिक 
सिद्धधांतोों पर टिका है, उसके लिए 
चुनावोों का समय पर होना अनिवार््य 
है। लेकिन यह विडंबना ही कही 
जाएगी कि अलवर जिले मेें ‘दी 
अलवर सेेंट््रल को-ऑपरेटिव बैैंक’ 
के संचालक मंडल का चुनाव पूरा 
होने मेें पूरे 15 साल का लंबा इंतजार 
करना पड़़ा। डेढ़ दशक के इस लंबे 
अंतराल के बाद आखिरकार बैैंक मेें 
लोकताांत्रिक प्रक्रिया की बहाली हुई 
है, जिसने सहकार से जुड़़े किसानोों 
और ग्रामीण अर््थव्यवस्था से जुड़़े 
लोगोों मेें एक नई उम्मीद जगाई है। 

दरअसल, जिले मेें 15 साल के लंबे 
इंतजार के बाद आखिरकार दी 
अलवर सेेंट््रल को-ऑपरेटिव बैैंक 
के संचालक मंडल के निर्वाचन 
की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 
दिल्ली रोड स्थित झंकार होटल 
मेें निर्वाचन अधिकारी की देखरेख 
मेें राजस्थान सहकारी सोसायटी 
नियम 2003 के नियम 45 (12) 
के तहत चेयरमैन और वाइस 
चेयरमैन के आधिकारिक निर्वाचन 

परिणाम जारी कर दिए गए हैैं। इसमेें 
चेयरमैन पद पर अलवर क्रय-विक्रय 
सहकारी समिति के प्रतिनिधि संजय 
सिहं नरूका को निर््वविरोध चुना गया 
है। वहीीं, मैनपुर ग्राम सेवा सहकारी 
समिति लि., मुंडावर के इंद्रजीत 
यादव निर््वविरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित 
घोषित किए गए हैैं। इन परिणामोों 
की घोषणा के बाद से ही विजयी 
प्रत्याशियोों और उनके समर््थकोों 
मेें जश्न का माहौल बना हुआ है। 

निर््ववाचन अधिकारी 
के अनुसार, इससे पूर््व 
संचालक मंडल के वार््ड 
स्तरीय चुनावोों मेें वार््ड 1 से 
श्रीमती तीजो मीणा, वार््ड 
2 से लक्ष्मण सिहं, वार््ड 3 
से भरतलाल मीणा, वार््ड 4 
से बद्री प्रसाद, वार््ड 5 से 
श्रीमती सुमन देवी, वार््ड 6 
से इंद्रजीत यादव, वार््ड 7 से 
मोहरसिहं, वार््ड 8 से नासिर 
खान, वार््ड 9 से रोहिताश्व 
यादव, वार््ड 10 से रमेश चंद 
यादव, वार््ड 11 से संजय 
सिहं नरूका तथा वार््ड 12 से 
श्रीमती रीता सेठी निर््ववाचित 
घोषित किए गए थे।

संचालक मंडल 
चुनाव परिणाम 

सीसीबी प्रधान कार्यालय मेें होगी संयुक्त आमसभा, 2026-27 के नए बजट और साख सीमा का होगा निर्धारण

अलवर सेेंट््रल को-ऑपरेटिव बैैंक: डेढ़ दशक का इंतजार खत्म, निर््वविरोध चुने गए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

जोधपुर | भिवाड़़ी के ईएसआईसी 
हॉस्पिटल मेें नर््सििंग ऑफिसर के 
पद पर कार््यरत जोधपुर की बेटी 
कुसुम भाटी ने अपनी कड़़ी मेहनत 
और मेधा के बल पर राष्ट्री य स्तर 
पर राजस्थान का मान बढ़़ाया 
है। रायपुर (छत्तीसगढ़) स्थित 
अखिल भारतीय आयुर््वविज्ञान 
संस्थान (AIIMS) मेें आयोजित 
दीक्षषांत समारोह के दौरान भारत के 
उपराष्टट्र पति श्री सी.पी. राधाकृष्णन 
ने कुसुम भाटी को नर््सििंग क्षेत्र मेें 
उत्कृष्ट  प्रदर््शन के लिए सम्मानित 
किया। एक साधारण मध्यमवर्गीय 
परिवार से ताल्लुक रखने वाली 
कुसुम की इस ऐतिहासिक 
उपलब्धि से उनके परिवार और 
पूरे क्षेत्र मेें हर््ष की लहर है।कुसुम 
भाटी को नर््सििंग शिक्षा के विभिन्न 
कठिन विषयोों मेें सर्वोच्च अंक 
प्राप्त करने और ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ 
बनने पर प्रतिष्ठित पुरस्कारोों से 
नवाजा गया। वह साइकोलॉजी, 

मेडिकल सर््जजिकल नर््सििंग-II, 
मेेंटल हेल्थ नर््सििंग, ऑब्सटेट््ररिक्स 
एंड गायनेकोलॉजी नर््सििंग और 
नर््सििंग मैनेजमेेंट सहित पाांच 
प्रमुख विषयोों मेें ऑल ओवर 
टॉपर रहीीं। कुसुम भाटी के पिता 
ताराचंद भाटी वर््तमान मेें केें द्रीय 
सहकारी बैैंक (CCB), जोधपुर मेें 
सहायक अधिशाषी अधिकारी के 
रूप मेें अपनी सेवाएं दे रहे हैैं। वह 
राजस्थान मेें राज्य सहकारी सेवाएं) 
के तहत सहकारी निरीक्षक के पद 
पर पदस्थ हैैं और वर््तमान मेें राज्य 
सरकार द्वारा केें द्रीय सहकारी बैैंक, 
जोधपुर मेें तैनात किए गए हैैं। एक

 

कर््मठ पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने 
वाली कुसुम की इस सफलता ने 
यह साबित कर दिया है कि सच्ची 
लगन और दृढ़ संकल्प से किसी 
भी मुकाम को हासिल किया जा 
सकता है।भारत के उपराष्टट्र पति 
के कर-कमलोों से एक सामान्य 
परिवार की बेटी का राष्ट्री य स्तर 
पर सम्मानित होना पूरे सहकारी 
परिवार के लिए एक गौरवशाली 
क्षण है। स्थानीय प्रबुद्धजनोों, 
सहकारी कर््ममियोों और शुभचितंकोों 
ने कुसुम भाटी को इस शानदार 
उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके 
उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

साधारण परिवार की बेटी कुसुम भाटी का कमाल: 
एम्स रायपुर मेें लहराया परचम, मिले 5 गोल्ड मेडल

DCCB जैसलमेर की संयुक्त वार््षषिक 
साधारण सभा 23 सितंबर को होगी

जैसलमेर, सेेंट््रल को-ऑपरेटिव 
बैैंक की वित्तीय वर््ष 2023-24, 
2024-25 एवं 2025-26 की 
संयुक्त वार््षषिक साधारण सभा 
और विशेष संकल्प बैठक 
आगामी 23 सितंबर 2026 को 
आयोजित की जाएगी। प्रबंध 
निदेशक वेद प्रकाश सैनी द्वारा 
जारी सूचना के अनुसार, यह 
बैठक प्रातः 11:00 बजे वीडियो 
कॉन्फफ्ररेंसि गं के माध्यम से आहूत 
होगी, जिसमेें बैैंक के समस्त 
अंशधारी सदस्ययों और राज्य 
सरकार के प्रतिनिधियोों को 
आमंत्रित किया गया है। बैठक 
का मुख्य उद्देश्य पिछले वित्तीय 
वर्षषों के लेखा-जोखा और अन्य 
प्रशासनिक विषयोों पर विचार-
विमर््श करना है।इस बैठक मेें 

गत साधारण सभा (6 फरवरी 
2024) की कार््यसूची की पुष्टि, 
बैैंक के अंकेक्षण वर््ष 2023-
24 से 2025-26 तक के भाग 
‘अ’ के आक्षेपोों की अनुपालना 
तथा पिछले तीन वित्तीय वर्षषों 
के ऑडिटेड संतुलन पत्र एवं 
लाभ-हानि खातोों का अनुमोदन 
किया जाएगा। साथ ही, स्वीकृत 
बजट के अंतर््गत हुए वास्तविक 
व्यय और वर््ष 2026-27 के 
प्रस्तावित अनुमानित बजट पर 
मुहर लगाई जाएगी। निर्धारित 
समय पर गणपूर््तति का अभाव 
रहने पर यह सभा एक घंटे 
पश्चात यानी दोपहर 12:00 बजे 
पुनः आयोजित होगी। बैठक का 
वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं लिकं 22 
सितंबर 2026 को व्हाट्सएप 
ग्रुप के माध्यम से साझा किया 
जाएगा।

2023-24 से 2025-26 के लेखा-जोखोों पर होगी चर्चा

सभी केें द्रीय सहकारी बैैंकोों को निर्देश, मनी म्यूल्स व साइबर फ्रॉड 
रोकने के लिए आरबीआई की गाइडलाइन की सख्त पालना के आदेश

जयपुर। राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव 
बैैंक (अपेक्स बैैंक) ने प्रदेश के सभी 
केें द्रीय सहकारी बैैंकोों (सीसीबी) को 
भारतीय रिजर््व बैैंक (आरबीआई) के 
केवाईसी (नो योर कस्टमर) दिशा-
निर्देशोों की कड़़ाई से पालना करने के 
सख्त निर्देश दिए हैैं। अपेक्स बैैंक के 
महाप्रबंधक (निरीक्षण एवं पर््यवेक्षण) 
पी. के. नाग की ओर से जारी आदेश 
मेें स्पष्ट किया गया है कि अपूर््ण 
केवाईसी वाले खातोों को अविलंब 
पूरा कराया जाए और लापरवाही 
बरतने वाले खातोों मेें डेबिट फ्रीज की 
कार््रवाई की जाए।   अपेक्स बैैंक ने 
स्पष्ट किया है कि आरबीआई द्वारा 

केवाईसी प्रावधानोों की अवहेलना 
को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। 
हाल ही मेें वित्तीय निर्देशोों का पालन 
न करने पर कुछ केें द्रीय सहकारी 
बैैंकोों पर भारी शास्ति (पेनाल्टी) भी 
लगाई जा चुकी है। इसके अलावा, 

वर््तमान मेें बढ़ते साइबर फ्रॉड और 
‘मनी म्यूल्स’ खातोों (संदिग्ध लेनदेन 
के लिए इस्तेमाल होने वाले खाते) की 
रोकथाम के लिए केवाईसी नियमोों 
की कड़़ाई से पालना अनिवार््य कर दी 
गई है। आदेश के अनुसार, बैैंकोों को 

हर दिन के लेनदेन की रिपोर््ट जाांचने 
और संदिग्ध लेनदेन पर पैनी नजर 
रखने को कहा गया है। बिना केवाईसी 
वाले खातोों का दरुुपयोग मनी म्यूल्स 
के रूप मेें होने की आशंका बनी रहती 
है। शाखा अधिकारियोों को निर्देश 

दिए गए हैैं कि वे ग्राहकोों के व्यवहार 
और संदिग्ध गतिविधियोों पर तुरंत 
रिपोर््ट करेें। साथ ही नए खाते खोलते 
समय प्रस्तुत दस्तावेजोों का जारीकर्ता 
प्राधिकरण से सत्यापन करने के बाद 
ही खाता खोला जाए।  

केवाईसी नियमोों मेें ढिलाई पर कसने लगा शिकंजा, अपूर््ण केवाईसी खाते होोंगे डेबिट फ्रीज

जोखिम श्रेणी के आधार पर होगी periodic updation प्रक्रिया

बैैंकोों मेें ग्राहकोों की जोखिम श्रेणी (रिस्क कैटेगराइजेशन) तय की जाएगी। 
उच्च जोखिम वाले ग्राहकोों के लिए हर दो साल मेें, मध्यम जोखिम वालोों के 
लिए आठ साल मेें और कम जोखिम वाले ग्राहकोों के लिए हर दस साल मेें 
री-केवाईसी कराना अनिवार््य होगा। इसके अलावा, एएमएल (एंटी-मनी 
लॉन््ड््रििं ग) सॉफ्टवेयर पर मिलने वाले अलर््टट््स  की त्वरित जाांच कर 7 दिनोों 
के भीतर एफआईयू-इंडिया (FIU-India) पोर््टल पर संदिग्ध लेनदेन रिपोर््ट 
प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैैं।

ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के तहत 40 करोड़ 
की राशि केें द्रीय सहकारी बैैंकोों के खातोों मेें ट््रा ांसफर

जयपुर, राज्य सरकार की बजट घोषणा 
वर््ष 2024-25 के बिदं ु संख्या 126 के 
तहत ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना मेें 
केें द्रीय सहकारी बैैंकोों को बड़ा लाभ मिला 
है। राज्य सरकार द्वारा दावोों के विरुद्ध 
40.00 करोड़ रुपए की राशि (20-20 
करोड़ रुपए की दो किस्ततों मेें) सीधे 
केें द्रीय सहकारी बैैंकोों के चालू खातोों मेें 
जमा करा दी गई है। यह राशि ट््र रेजरी के 
माध्यम से गत 10 सितंबर 2026 और 
14 सितंबर 2026 को शीर््ष सहकारी 
बैैंक मेें संधारित खातोों मेें अंतरित की 
गई है। दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव 

बैैंक लिमिटेड के परिचालन अनुभाग 
द्वारा प्रदेश के समस्त केें द्रीय सहकारी 
बैैंकोों के प्रबंध निदेशकोों को इस संबंध 
मेें आधिकारिक एडवाइस जारी कर दी 
गई है। इस योजना के अंतर््गत राज्य भर 
के विभिन्न जिलोों जैसे जयपुर, सीकर, 
जोधपुर, अलवर और अजमेर समेत 
कुल 29 केें द्रीय सहकारी बैैंकोों के 
वर््गवार दावोों का निस्तारण किया गया 
है। राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैैंक 
लिमिटेड ने सभी केें द्रीय सहकारी बैैंकोों 
को निर्देश दिए हैैं कि ब्याज मुक्त फसली 
ऋण योजना के तहत मिले 4 प्रतिशत 
ब्याज अनुदान मेें से ग्राम सेवा सहकारी 
समितियोों (पैक्स) का हिस्सा तुरंत प्रभाव 

से दिया जाए। बैैंक के उप महाप्रबंधक 
(परिचालन) मनप्रीत सिहं द्वारा जारी 
आदेशोों मेें स्पष्ट किया गया है कि केें द्रीय 
सहकारी बैैंकोों को मिले अनुदान पेटे से 
संबंद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियोों को 
देय 2 प्रतिशत मार््जजिन राशि का भुगतान 
तत्काल सुनिश्चित कराया जाए। इस 
वित्तीय आवंटन से राज्य के ग्रामीण स्तर 
पर किसानोों को मिलने वाले ब्याज मुक्त 
फसली ऋणोों के तंत्र को और अधिक 
मजबूती मिलने की उम्मीद है। योजना 
के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित 
जनजाति और अन्य वर्गगों के लिए 
निर्धारित प्रावधानोों के अनुसार जिलोों को 
बजट राशि वितरित की गई है।

ग्राम सेवा सहकारी समितियोों को 2 प्रतिशत मार््जजिन राशि तुरंत जारी करने के निर्देश चुंडा पैक्स मेें कस्टम हायरिगं सेेंटर 
का शुभारंभ: किसानोों को रियायती 
किराए पर मिलेेंगे आधुनिक कृषि यंत्र
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